
izk:i

 U;k;ky;] tuin U;k;/kh’k@ vij tuin U;k;k/kh’k] tuin ----------------------------------

 U;k;ky;, flfoy tt  ¼lhfu;j fMfotu@ twfu;j fMfotu½ ftyk---------------------------

okn i= la[;k -------------------------------------------------------lu -------------------------

------------------------------------------------------------------------cuke--------------------------------------------------------------------------

नि�र्ण�य
¼vUrxZr vkns’k 07 fu;e 10 ,oa 10, lh0ih0lh0½

¼okn i= oknh@ oknhx.k dks okil fd;s tkus ds lEcU/k esa½

fnukad.- 

1- oknh@Plaintiff }kjk ;g okni=/Plaint fnukad--------------------dks layfXur LokfeRo vfHkys[k jktLo [krkSuh
tksr ds vk/kkj ij jktLo [krkSuh tksr vkjkth la[;k----------------- -ग्रामसभा--------------------------------तहसील--------------------------------
ज�पद ------------------------------ ds laCkU/k esa] izfroknh@izfroknhx.k ds fo:) fuEufyf[kr vuqrks"k dh ;kpuk bl
flfoy@nhokuh U;k;ky; ls izkIr djus dh ps"Vk dh x;h gSA bl okni= esa of.kZr vuqrks"k fUkEuor mfír
fd;k tk jgk gSA

vuqrks"k :

(1) -

(2) -

(3) -

2- mijksDr vuqrks"k  जो कि नि� :- tksr ds foHkktu  @  Partition  /  Division of Holdings  

jktLo  vfHkys[k  [krkSuh  tksr  ls  lacfa/kr  gSa]  ftlds  laca/k  esa  {ks=kf/kdkj  l{ke  jktLo  U;k;ky;]

rglhy---------------------------] tuin --------------------------------- dks m0iz0 jktLo lafgrk] 2006 dh  /kkjk 116 o 117 lifBr

fu;e&107]  108  o  109  m0iz0  jktLo  fu;ekoyh]  2016  esa  gS  vkSj  fu.kZ;  ds  ckn  vkns’k  ds  fu"iknu

(Execution) dk {ks=kf/kdkj Hkh jktLo U;k;ky; dks gSA  

m0iz0 jktLo vf/kfu;e 2006 dh /kkjk 116 o 117 lifBr fu;e&107] 108 o 109 m0iz0 jktLo fu;ekoyh

2016 dks fuEuor mfír fd;k tkrk gS&

धारा  &  116.   जो कित �े नि�भाज� �े लिलए �ाद  -   (1) भूनिमधर ऐसी जो कित �े जिजस�ा �ह सह- अंशधारी ह,ै नि�भाज� �ा �ाद प्रस्तुत �र
स�ता ह।ै
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(2) ऐसे प्रत्ये� �ाद में न्यायालय ऐसी जो कित �े नि�द्यमा� �ृक्षों, �ँुओ ंऔर अन्य सुधार �ा नि�भाज� �र स�ता है लेनि�� जहाँ पर ऐसा नि�भाज�
संभ� �हीं है, �हाँ पर उपरो किक्त �ृक्षों, �ँुओ ंऔर अन्य सुधारों ए�ं उ��े मूल्यां�� �ा नि�निहत रीतित से नि�भाज� और समायो किज� नि�या जायेगा।
(3) जहाँ ग्राम पंचायत से भिभन्न �ाद �े सभी पक्ष�ार प्रत्ये� जो कित में संयुक्त रूप से निहत रखते हों, �हाँ ए� से अतिध� जो कितों �े नि�भाज� �े लिलए
ए� ही �ाद संस्थिस्Fत नि�या जा स�ता ह।ै
(4) इस धारा �े अधी� प्रत्ये� �ाद �े लिलए संबंतिधत ग्राम पंचायत �ो कि पक्ष�ार ब�ाया जायेगा।

धारा  &  117.   जो कित �े नि�भाज� �े लिलए न्यायालय �ा �त�व्य   - (1  ) धारा 116 �े अधी� जो कित �े नि�भाज� �े प्रत्ये� �ाद में
सहाय� �लेक्टर �ा न्यायालय-

(�) ऐसी प्रनिMया �ा पाल� �रगेा जो कि नि�निहत �ी जाय;

(ख) प्रत्ये� ऐसे नि�भाज� �े संबंध में देय भू-राजस्� �ो कि प्रभाजिजत �रगेा।
(2) धारा 116 में नि�र्दिदष्ट जो कित �े नि�भाज� से , अस्थिन्तम तिQMी �े निद�ां� �े पू�� देय भू-राजस्� �े संबंध में उस�े खातेदारों �े संयकु्त
दातियत्� पर �ो किई प्रभा� �हीं पडे़गा।

fu;e& 107] 108 o 109 m0iz0 jktLo fu;ekoyh] 2016 fuEuor mfír fd;k tkrk gS&

f  u;e  &  107.   जो कितों �े नि�भाज� �े लिलए �ाद   [   धारा   116]  - जो कित �े नि�भाज� �े प्रत्ये� �ादपत्र में (�ृक्ष, �ंुआ, और अन्य
आस्थिस्तयों सनिहत) नि�म्�लिललिखत नि��रर्ण सस्थिम्मलिलत होंगे-
1. �ादी �ा �ाम, निपतृ�ाम � पता;
2. जो कित में अन्य सह-खातेदारों �े �ाम, निपतृ�ाम � पता;
3. �ादी द्वारा दा�ा नि�या गया अंश;
4. अन्य सह-खातेदारों �ा अंश;
5. जो कित �ी खसरा संख्याओ,ं के्षत्रफल और भू-राजस्� सनिहत नि�स्तृत नि��रर्णः
6. �ादी अभिभलिललिखत अF�ा अ�ाभिभलिललिखत खातेदार ह।ै।

fu;e  &  108.   नि�भिभन्न जो कितों �े नि�भाज� �े लिलये �ाद   [   धारा   116]   - जहाँ ए� से अतिध� जो कितों �े लिलये �ाद हो कि , �हाँ नि�यम 107 में
�र्णिर्णत नि�भाज� �े नि��रर्ण, �ाद-पत्र में सभी जो कितों �े लिलये निदया जायेगा।

fu;e  &  109.   प्रारस्थिम्भ� ए�ं अस्थिन्तम तिQMी   [   धारा   117]   - (1) यनिद �ाद-पत्र नि�यम 107 अF�ा नि�यम 108 �े अ�ुसार है तो कि इसे
दा�े �े रूप में दज� रजिजस्टर �र लिलया जायेगा और प्रतित�ादीगर्ण �ो कि अप�ा लिललिखत अभिभ�F� दालिखल �र�े �े लिलए बुलाया जायेगा। तब ऐसे
दा�े �ा नि�स्तारर्ण जिसनि�ल प्रनिMया संनिहता, 1908 �े प्रा�धा�ों �े अ�ुसार नि�या जायेगा।
(2) नि�भाज� �र�े �े पहले न्यायालय-
(�) �ादी और अन्य सह-खातेदारों में प्रत्ये� �ा अंश अलग-अलग नि�धा�रिरत �रगेा;
(ख) यह अभिभलिललिखत �रगेा नि� �ौ�-�ौ� से खातेदार, यनिद �ो किई हों, संयकु्त ब�े रह�ा चाहते हैं; और
(ग) जो कित में प्रत्ये� गाटे पर लागू, �लेक्टर द्वारा नि�धा�रिरत सर्दि�ल रटे �े अ�ुसार जो कित (या जो कितों) �ा मूल्यां�� �रगेा।
(3) यनिद दा�ा तिQMी नि�या जाता ह ैतो कि न्यायालय �ादी �ा निहस्सा घो किनिfत �र�े �े लिलए प्रारस्थिम्भ� तिQMी पारिरत �रगेा।
(4) प्रारस्थिम्भ� तिQMी तैयार हो कि�े �े बाद उपजिजलातिध�ारी लेखपाल से �ुरा� तैयार �र�ायेगा।
(5) लेखपाल इस नि�निमत्त आदेश प्राप्त �र�े �े निद�ां� से ए� माह �ी अ�तिध �े अन्दर �ुरा� �ी आख्या पे्रनिfत �रगेा और �ुरा� तैयार �रते
समय नि�म्�लिललिखत जिसद्धान्तों �ा पाल� �रगेा-
(�) प्रत्ये� पक्ष�ार �ो कि जीत में उस�े अंश �े अ�ुपात में गाटा अF�ा गाटों �ो कि आबंनिटत नि�या जायेगा;
(ख) प्रत्ये� पक्ष�ार �ो कि दिया गया भाग यथासम्भव संदया गया भाग यFासम्भ� सहत हो किगा;
(ग) जहाँ त� सम्भ� हो कि स�ेगा नि�सी भी पक्ष�ार �ो कि � तो कि सारी �ी सारी नि�म्� शे्रभिर्णयों �ी भूनिम ही दी जायेगी और � सारी �ी सारी प्र�र
शे्रभिर्णयों �ी ही भूनिम दी जायेगी:
(घ) जहाँ त� सम्भ� हो कि स�े �त�मा� खेतों �ो कि नि�भक्त �हीं नि�या जायेगा:
(ङ) ऐसे गाटे जो कि नि�सी खातेदार �े �ब्जे में अलग से हों, यFासम्भ� उस खातेदार �ो कि आबंनिटत नि�ये जायेंगे यनिद �े उस�े अंश से अतिध� �
हों;
(च) यनिद गाटा या उस�ा �ो किई भाग �ाभिर्णस्थिoय� मूल्य �ा है अF�ा सड़�, आबादी या नि�सी अन्य �ाभिर्णस्थिoय� मूल्य �ादी भूनिम से लगा हुआ है
तो कि उसे प्रत्ये� खातेदार �ो कि आ�ुपातित� रूप से आबंनिटत नि�या जायेगा और निद्वतीय शत� �े प्र�रर्ण में उसे सड़�, आबादी अF�ा �ाभिर्णस्थिoय�
मूल्य �ी अन्य भूनिम से लगा हुआ आ�ुपातित� रूप से आबंनिटत नि�या जायेगा; और
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(छ) यनिद सह-खातेदार आपसी सहमतित अF�ा पारिर�ारिर� बन्दो किबस्त �े आधार पर अलग-अलग �ब्जे में हैं तो कि �ुरा� यFासम्भ� तद् �ुसार
नि�यत नि�या जायेगा।
(6) जब लेखपाल द्वारा �ुरा� से सम्बस्थिन्धत आख्या पे्रनिfत �ी जायेगी तो कि उस पर आपलित्त आमंनित्रत �ी जायेगी और उस�े बाद उपजिजलातिध�ारी
पक्षों �ो कि सु��ायी �ा अ�सर प्रदा� �र�े और लेखपाल द्वारा पे्रनिfत आख्या �े नि�रुद्ध दालिखल आपलित्त , यनिद �ो किई हो कि, पर नि�चार �र�े �े बाद
समुतिचत आदेश पारिरत �रगेा।
(7) यनिद आख्या और �ुरा� �ी पुनिष्ट उपजिजलातिध�ारी द्वारा �र दी जाती है तो कि अस्थिन्तम तिQMी ब�ायो कि जायेगी।
(8) अस्थिन्तम तिQMी �े प्रMम पर, न्यायालय-
(�) �ादी �े अंश �ो कि प्रतित�ादी अंश से सीमां�� द्वारा पृF� �र देगा।
(ख) अभिभलेख पर ए� मा�तिचत्र रखेगा जिजसमें �ादी �ो कि दी जा�े �ाली सम्पलित्तयों �ो कि प्रतित�ादी �ो कि दो कि जा�े �ाली सम्पलित्तयों से पृF� नि�भिभन्न रगंों
से दशा�या जायेगा।
(ग) पक्षों द्वारा देय भू-राजस्� �ो कि नि�भाजिजत �रगेा।
(घ) अतिध�ार अभिभलेख ए�ं मा�तिचत्र �ो कि तद्नसुार संशो कितिधत �र�े �ा नि�देश देगा।
(9) यनिद पक्षों �े बीच साम्या �ा समायो किज� �र�े �े लिलये पेड़ों, �ंुओ ंया अन्य सुधारों �े सम्ब�ध में प्रतित�र �ा भुगता� आ�श्य� हो कि जाता है
तो कि सम्बस्थिन्धत राजस्� न्यायालय अस्थिन्तम तिQMी �े प्रMम पर आ�श्य� आदेश भी पारिरत �र स�ेगा।
(10) उपजिजलातिध�ारी छः माह �ी अ�तिध �े अन्दर �ाद �ो कि तय �र�े �ा प्रयास �रगेा और यनिद �ाद ऐसी अ�तिध �े अन्दर तय �हीं नि�या
जाता ह ैतो कि �ारर्ण अभिभलिललिखत नि�या जायेगा।

3--       यनिद �ो किई �ाद �ादी द्वारा जिसनि�ल /    दी�ा�ी न्यायलय में संस्थिस्Fत/       दायर नि�या जाता है तो कि जिसनि�ल / दी�ा�ी  
U;k;ky; स्�तः ;g ns[k ldrh gS fd ftl Hkw&jktLo vfHkys[k खतौ�ी tksr ds  laca/k esa  जो कि vuqrks"k izkIr 

djus dh ps"Vk dh x;h gS, og  उत्तर प्रदेश jktLo lafgrk 2006 o  उत्तर प्रदेश jktLo नि�यमा�ली, 2016  �ी:- 

i. /kkjk   24      सपनिuत     नि�यम     22  -   सीमाओ ं�ा सीमां�� /Demarcation of boundaries अF�ा

ii. /kkjk 25     �   26   सपनिuत     नि�यम     23  -   मागा�तिध�ार और अन्य 
सुखाचार

/Rights of way and other easement 
अF�ा

iii. /kkjk   30   (1)     सपनिuत     नि�यम     25  -   मा�तिचत्र और खसरा �ा
अ�ुरक्षर्ण

/maintenance of map and field book
अF�ा

iv. /kkjk 30    (2)     सपनिuत     नि�यम     26  -   निम�जुमला �ंबर प्लॉट
�ा नि�भाज�/नि�भाज�

/Partition  / Division  of  minjumla
number plot अF�ा

v. /kkjk 34     सपनिuत     नि�यम     34  -   अन्तरर्ण  �े मामलों में रिरपो किट�
�र�े �ा �त�व्य

/Duty to  report  in  cases  of transfer
अF�ा

vi. /kkjk 35     सपनिuत     नि�यम     34   �   35   उत्तरातिध�ार या अंतरर्ण
�े मामले में �ामांतरर्ण

/mutation in  cases  of  succession or
transfer अF�ा

vii /kkjk 67     सपनिuत     नि�यम     66   ग्राम पंचायत �ी सम्पलित्त �ी
क्षतित, उस�ा दरुुपयो किग और गलत अतिधभो किग �ो कि रो कि��े �ी
शनिक्त

/power  to  prevent  damage,
misappropriation  and  wrongful
occupation  of  gram  panchayat
property अF�ा

vii
i

/kkjk 67  -  d     सपनिuत     नि�यम     68   �तितपय गृह स्Fलों �ा
उ��े नि�द्यमा� स्�ानिमयों �े साF बन्दो किबस्त

/certain house sites to be settled with
existing owners thereof अF�ा

ix /kkjk 116 o 117   सपनिuत     नि�यम     107  ,   108 o 109  -   tksr
ds foHkktu

/Partition  /  Division  of  holdings
अF�ा

x /kkjk   133  - व्यादेश, क्षतितपूर्तित आनिद �े लिलए �ाद /Suit  for  injuction,  compensation
अF�ा
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xi /kkjk  134     सपनिuत     नि�यम     127  -   fcuk gd ds Hkwfe  ds

v/;klh O;fDr;ksa dh csn[kyh  
/Ejectment  of  persons  occupying
land without title अF�ा

xii /kkjk 144] o  146 [kkrsnkj }kjk  ?kks"k.kkRed okn /declaratory  suits  by  tenure-holders
अF�ा

ए�ं नि�सी अन्य सुसंगत धारा  o नि�यम  ls   vkPNkfnr rks ugh   gSA

4-  जिसनि�ल न्यायलय में यनिद �ो किई �ाद दालिखल नि�या जाता है तो कि जिसनि�ल न्यायलय  �ो कि यह   स्�तः अतिध�ार   है   �ी �ह
�ाद �ो कि प्रारभंिभ�  स्तर पर यह जांच  ले �ी क्या यह �ाद:- 

i. उत्तर प्रदेश राजस्� सनिहत    2006 (U.P. Revenue Code, 2006      अF�ा , 
ii. उत्तर प्रदेश   tksr     च�बन्दी अतिधनि�यम   1953 (U.P. Consolidation Of Holdings Act 1953   अF�ा , 
iii. भारतीय �� अतिधनि�यम  , 1927 ( Indian Forest  Act, 1927)   अF�ा ,
iv. सा��जनि�� परिरसर   (   अ�तिध�ृत आतिधभीनिगयो कि �ी बेदखली   )   अतिधनि�यम   , 1971(The Public Premises (Eviction  
Of Unauthorised Occupation ) Act, 1971) अF�ा , 
v.  नि�त्तीय  आस्थिस्तयों �े  प्रतितभूतित�रर्ण  और  पु�र्दि�मा�र्ण  और  प्रतितभूतित निहत  �ा  प्र�त��  अतिधनि�यम     ,  2002  
(  Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002  )

अF�ा ,
vi.    �ाभिर्णस्थिoय� न्यायालय अतिधनि�यम  , 2015  (  Commercial Court Act, 2015  )  

या नि�सी  अन्य नि�भिशष्ट अतिधनि�यम से आच्छानिदत /  बातिधत तो कि �हीं है,  जिजससे इस जिसनि�ल /  दी�ा�ी न्यालय �ो कि �ाद
चल�े �ा के्षत्रातिध�ार �हीं और ऐसी दशा में �ाद पो किfर्णीय �हीं है तो कि  जिसनि�ल प्रनिMया संनिहता (CPC) �े आदेश VII,

नि�यम 10 � 10 A �े तहत तत्�ाल उसे सक्षम सम्बंतिधत न्यायलय  में यो किजिजत / दायर �र�े �े लिलए �ापस  �र nsA

5- ;gkW  ij ;g Hkh  mYys[k djuk mfpr gksxk fd flfoy izfdz;k lafgrk vkSj  jktLo lafgrk]  2006 esa
fo’ks"k :i ls of.kZr gS fd fdu ekeyksa esa jktLo U;k;ky; dks eqdnek pykus dk vf/kdkj gS vkSj fdu ekeyksa
esa flfoy@nhokuh U;k;ky; dks okn pykus ls euk fd;k x;k gSA

6-   जिसनि�ल प्रनिMया सनंिहता �ी धारा   4 "  व्या�ृलित्त  " (Savings))      से संबंतिधत ह।ै यह धारा यह स्पष्ट �रती है नि�
जिसनि�ल प्रनिMया संनिहता �े प्रा�धा�ों �ा, �ुछ नि�शेf या स्Fा�ीय �ा��ूों या नि�शेf अतिध�ार के्षत्र या शनिक्त पर प्रतित�ूल
प्रभा� �हीं पडे़गा,  जो कि नि�सी अन्य �ा�ू� द्वारा उस समय लागू हों।  (जैसे,  नि�राया नि�यंत्रर्ण अतिधनि�यम,  भूनिम सुधार
�ा��ू, या �ो किई अन्य राoय-नि�भिशष्ट �ा�ू�) मौजूद ह,ै और �ह �ा�ू� ए� नि�भिशष्ट प्रनिMया या नि�यम नि�धा�रिरत �रता है,
तो कि  flfoy izfdz;k lafgrk (CPC)  �े सामान्य नि�यम उस नि�शेf �ा�ू� पर हा�ी �हीं होंगे। नि�शेf �ा�ू� ही मान्य
हो किगा।

flfoy izfdz;k lafgrk (CPC) dh धारा 4 �ो कि fuEuor  mfír fd;k tk jgk gS%&  

धारा   4.   व्या�ृलित्तयाँ  - (1)     इस�े प्रतित�ूल नि�सी नि�नि�र्दिदष्ट उपबन्ध �े अभा� में , इस संनिहता �ी नि�सी भी बात �े बारे में यह �हीं
समझा जायेगा नि� �ह नि�सी नि�शेf या स्Fा�ीय नि�तिध �ो कि , जो कि अब प्र�ृत्त है या तत्समय प्र�ृत्त नि�सी अन्य नि�तिध द्वारा या उस�े अधी�
प्रदत्त नि�सी नि�शेf अतिध�ारिरता या शनिक्त �ो कि या नि�निहत प्रनिMया �े नि�सी नि�शेf रूप �ो कि परिरसीनिमत �रती है या उस पर अन्यFा प्रभा�
Qालती ह।ै
(2)   नि�भिशष्टतया और उपधारा   (1)   में अन्तर्दि�ष्ट प्रतितपाद�ा �ी व्याप�ता पर प्रतित�ूल प्रभा� Qाले निब�ा , इस संनिहता �ी नि�सी भी
बात �े बारे में यह �हीं समझा जायेगा नि� �ह नि�सी ऐसे उपचार �ो कि परिरसीनिमत �रती है या उस पर अन्यFा प्रभा� Qालती है , जिजसे
भू-धार� या भू-स्�ामी �ृनिf भूनिम �े भाट� �ी �सूली ऐसी भूनिम �ी उपज से �र�े �े लिलए तत्समय प्र�तृ्त नि�सी नि�तिध �े अधी�
रखता ह।ै

7- जिसनि�ल प्रनिMया संनिहता  �ी धारा 5 राजस्� न्यायालयों  से संबंतिधत ह।ै यह धारा यह स्पष्ट �रती है नि� जिसनि�ल
प्रनिMया संनिहता �े प्रा�धा� राजस्� न्यायालयों पर �ैसे लागू होंगे। धारा 5 स्पष्ट �रती ह ैनि� राजस्� न्यायालयों में जिसनि�ल
प्रनिMया संनिहता �े प्रा�धा�ों �ा अ�ुप्रयो किग राoय सर�ार �े नि��े� और अतिधसूच�ा पर नि�भ�र �रता ह।ै यह राजस्�
न्यायालयों �ो कि उ��ी नि�शेf प्र�ृतित �े अ�ुसार �ाय� �र�े �ी अ�ुमतित देती है , जबनि� आ�श्य�ता पड़�े पर  flfoy
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izfdz;k lafgrk (CPC) �े प्रासंनिग� प्रा�धा�ों �ो कि अप�ा�े �ा नि��ल्प भी प्रदा� �रती है, लेनि�� अक्सर संशो कितिधत रूप
में@संके्षप में,  धारा  5 यह सुनि�ति�त �रती है नि� राजस्� न्यायालय, जो कि नि�शेf प्र�ार �े मामलों से नि�पटते हैं,  अप�ी
नि�भिशष्ट प्रनिMयाओ ं�ा पाल� �र स�ें , और  flfoy izfdz;k lafgrk (CPC) �े प्रा�धा� उ� पर �े�ल तभी और उसी
सीमा त� लागू हों जब और जिजस सीमा त� राoय सर�ार द्वारा नि�शेf रूप से अतिधसूतिचत नि�या जाए।
flfoy izfdz;k lafgrk (CPC) dh धारा 5 �ो कि fuEuor  mfír fd;k tk jgk gS%&

धारा   5.   संनिहता �ा राजस्� न्यायालयों �ो कि लागू हो कि�ा   -(1)   जहां �ो किई राजस्� न्यायालय प्रनिMया सम्बन्धी ऐसी बातों में जिज�
पर ऐसे न्यायालयों �ो कि लागू �ो किई नि�शेf अतिधनि�यनिमतित मौ� है , इस संनिहता �े उपबन्धों द्वारा शाजिसत है �हां राoय सर�ार राजपत्र में
अतिधसूच�ा द्वारा यह घो किfर्णा �र स�ेगी नि� उ� उपबन्धों �े �ो किई भी प्रभाग , जो कि इस संनिहता द्वारा अभिभव्यक्त रूप से लागू �हीं नि�ये गये
हैं। उ� न्यायालयों �ो कि लागू �हीं होंगे या उन्हें �े�ल ऐसे उपान्तरों �े साF लागू होंगे , जैसे राoय सर�ार नि�निहत �र।े
(2)   उपधारा   (1)   में   "  राजस्� न्यायालय  "   से ऐसा न्यायालय अभिभपे्रत है,  जो कि �ृनिf प्रयो किज�ों �े लिलये प्रयकु्त भूनिम �े भाट� ,  राजस्� या
लाभों से सम्बस्थिन्धत �ादों या अन्य �ाय��ानिहयों �ो कि ग्रहर्ण �र�े �ी अतिध�ारिरता नि�सी स्Fा�ीय नि�तिध �े अधी� रखता है , नि�न्तु ऐसे
�ादों या �ाय��ानिहयों �ा नि�चारर्ण जिसनि�ल प्र�ृतित �े �ादों या �ाय��ानिहयों �े रूप में �र�े �े लिलए इस संनिहता �े अधी� आरस्थिम्भ�
अतिध�ारिरता रख�े �ाला जिसनि�ल न्यायालय इस�े अन्तग�त �हीं आता।

8- जिसनि�ल प्रनिMया संनिहता (CPC) �ी धारा 9 flfoy न्यायालयों �ी अतिध�ारिरता  से संबंतिधत ह।ै यह
जिसनि�ल न्यायालयों �े  के्षत्रातिध�ार  (Juris)diction)  �ा  ए� मौलिल� और महत्�पूर्ण� प्रा�धा�  ह।ै  यह  धारा  जिसनि�ल
न्यायालयों �े के्षत्रातिध�ार �ा सामान्य नि�यम नि�धा�रिरत �रती ह।ै यह बताती है नि� ए� जिसनि�ल न्यायालय नि�स नि�fय �े
मु�दमों �ी सु��ाई �र स�ता ह ैऔर नि�स नि�fय �े मु�दमो कि �ी सु��ाई �हीं �र  स�ता है। 
 flfoy izfdz;k lafgrk dk धारा  9 �ो कि fuEuor  mfír fd;k tk jgk gS%&

धारा   9.   जब त� नि� �र्जिजत � हो कि  ,   न्यायालय सभी जिसनि�ल �ादों �ा नि�चारर्ण �रेंगे  
न्यायालयों �ो कि (इसमें अन्तर्दि�ष्ट उपबन्धों �े अधी� रहते हुए )  उ� �ादों �े जिस�ाय,  जिज��ा उ��े द्वारा संज्ञा� अभिभव्यक्त या नि��तिक्षत रूप से
�र्जिजत ह,ै जिसनि�ल प्र�ृतित �े सभी �ादों �े नि�चारर्ण �ी अतिध�ारिरता हो किगी।
स्पष्टी�रर्ण  -I-  यह �ाद,  जिजसमें सम्पलित्त-सम्बन्धी या पद-सम्बन्धी अतिध�ार प्रतित�ानिदत है,  इस बात �े हो किते हुए भी नि� ऐसा अतिध�ार धार्दिम�
�ृत्यों या �म� सम्बन्धी प्रश्नों �े नि�नि��य पर पूर्ण� रूप से अ�लस्थिम्बत है, जिसनि�ल प्र�ृतित �ा �ाद ह।ै
स्पष्टी�रर्ण  -II-     इस धारा �े प्रयो किज�ों �े लिलए, यह बात तास्थित्�� �हीं है नि� स्पष्टी�रर्ण 1 में नि�र्दिदष्ट पद �े लिलए �ो किई फीस है या �हीं अF�ा
ऐसा पद नि�सी नि�भिशष्ट स्Fा� से जडु़ा है या �हीं।

9-   उत्तर  प्रदेश  राजस्�  संनिहता  ,  2006    �ी  धारा    206    जिसनि�ल  न्यायालय  �े  के्षत्रातिध�ार    �ा  अप�ज��
(Exclus)ion) से संबंतिधत ह।ै यह धारा राजस्� मामलों में जिसनि�ल न्यायालयों �े हस्तके्षप �ो कि प्रतितबंतिधत �रती है, जिजससे
राजस्� न्यायालयों �ा के्षत्रातिध�ार स्पष्ट हो किता ह।ै यह धारा मुख्य रूप से यह स्Fानिपत �रती है नि� �ुछ नि�शेf राजस्�
मामलों में, जिसनि�ल न्यायालयों �ो कि �ो किई �ाद, आ�ेद� या �ाय��ाही ग्रहर्ण �र�े �ा अतिध�ार �हीं हो किगा। इस�ा उदे्दश्य
राजस्� न्यायालयों �ो कि उ� मामलों में नि�शेf अतिध�ारिरता प्रदा� �र�ा ह ैजिज��े लिलए �े नि�शेf रूप से गनिuत नि�ए गए हैं।

10- उत्तर प्रदेश jktLo lafgrk 2006] �ी धारा 206 � layXu vuqlwph 2 vkSj 3 में �र्णिर्णत है �ी नि�स
राजस्� अतिध�ारी न्यायलय में नि�स धारा o fu;e में जो कित �े नि�भाज� �ा �ाद (Suit for partition@Division of

Holding)] घो किfर्णात्म� �ाद (Suit for declaration)] बेदखली �ा �ाद (Suit for ejectment )] व्यादेश �ा �ाद
(Suit  for  injuction)]  �सूली  �े  लिलए �ाद (Suit  for  recovery))]  प्रतित�र �े  लिलए �ाद (Suit  for
compens)ation)]  �ु�सा� �े  लिलए �ाद(  Suit  for  damages)),  सीमा  संबधंी  नि��ाद  �े  लिलए  प्राF��ा  पत्र
(Application for dis)putes) regarding boundaries)) आनिद दालिखल नि�ये जायेंगे ।

11-  उत्तर प्रदेश राजस्� संनिहता 2006 में layXu निद्वतीय अ�ुसूची/ second schedule में यह �र्णिर्णत है �ी जिसनि�ल
न्यायलय �े  के्षत्रातिध�ार   से बाहर �ौ�-  �ौ� से नि�fय है ए�ं  उत्तर प्रदेश राजस्�  lafgrk 2006  में layXu तृतीय
अ�ुसूची/ Third schedule  में यह �र्णिर्णत है �ी नि�स धारा  में नि�स नि�fय �ा �ाद और नि�स राजस्� न्यायालय में
दायर नि�या जायेगा और उस�ी प्रFम अपील ए�ं निद्वतीय अपील नि�स राजस्�  न्यायालय/ अतिध�ारी �े यहाँ दालिखल �ी
जाएगी ।
धारा 206 jktLo lafgrk 2006] � संलग्न vuqlwph 2 vkSj 3 fuEuor mfír fd;k tk jgk gS%&

धारा   206.   जिसनि�ल न्यायालय और राजस्� न्यायालय �ी अतिध�ारिरता  :  -  
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(1) तत्समय प्र�ृत्त नि�सी नि�तिध में नि�सी बात �े हो किते हुए परन्तु इस संनिहता �े उपबन्धों �े अधी� रहते हुए �ो किई जिसनि�ल न्यायालय
नि�सी मामले पर जिजसमें राoय सर�ार, परिरfद्, �ो किई राजस्� न्यायालय या राजस्� अतिध�ारी, इस संनिहता द्वारा या �े अधी� अ�धारर्ण
�र�े, नि�र्ण�य �र�े या नि�स्तारिरत �र�े �े लिलए सशक्त हैं, नि�र्ण�य प्राप्त �र�े �े लिलए �ो किई �ाद, प्राF��ा-पत्र या �ाय��ाही पर नि�चार �हीं
�रगेा।

(2) उपधारा (1) �े उपबन्धों �ी सामान्यता पर प्रतित�ूल प्रभा� Qाले निब�ा और अभिभव्यक्त रूप से जैसा उपबस्थिन्धत है उस�े जिस�ाय या
इस संनिहता �े अधी�-

(�) �ो किई न्यायालय निद्वतीय अ�ुसूची में नि�नि�र्दिदष्ट नि�सी भी मामले में अतिध�ारिरता �ा प्रयो किग �हीं �रगेा; और

(ख) तृतीय अ�ुसूची �े स्तम्भ-3 में नि�नि�र्दिदष्ट राजस्� न्यायालय या राजस्� अतिध�ारी से भिभन्न �ो किई न्यायालय इसी अ�ुसूची �े स्तम्भ-

2 में नि�नि�र्दिदष्ट नि�सी �ाद, प्राF��ा-पत्र या �ाय��ाही पर नि�चार �हीं �रगेा।

(3)  इस संनिहता में नि�सी बात �े हो किते हुये भी नि�सी अपीलीय ,  पु�रीक्षर्ण या नि�ष्पाद� न्यायालय द्वारा नि�सी ऐसी आपलित्त पर ,  नि�
उपधारा (2) (ख) में उजि�लिखत नि�सी न्यायालय या अतिध�ारी �ो कि नि�सी �ाद, प्राF��ा-पत्र या �ाय��ाही �े सम्बन्ध में अतिध�ारिरता Fी
या �हीं Fी,  तब त� नि�चार �हीं नि�या जायेगा जब त� नि� ऐसी आपलित्त ,  प्रFम बार �े न्यायालय या अतिध�ारी �े समक्ष शीघ्रतम
अ�सर पर और ऐसे सभी मामलों में जिजसमें �ाद निबन्दओु ं�ा स्थिस्Fरी�रर्ण नि�या जाता हो कि ,  �ाद निबन्दओु ं�े स्थिस्Fरी�रर्ण �े समय या
उस�े पू��, � �ी गयी हो कि और जब त� नि� न्याय परिरर्णानिम� रूप से असफल � हुआ हो कि।

 निद्वतीय अ�ुसचूी
[  धारा 206 (2) (�) देलिखये]

Mम
संख्या

जिसनि�ल न्यायालय �े के्षत्रातिध�ार से बाहर �े नि�fय

1             सीमाओं �े अभ्यं�� या सीमा तिचन्हों �ो कि नि�यत �र�े से सम्बस्थिन्धत �ो किई प्रश्न।
2                 आबादी �े अ�धारर्ण �े लिलए �लेक्टर द्वारा लिलये गये नि�सी नि�र्ण�य पर आके्षप �र�े �ा �ो किई दा�ा।
3              नि�सी राजस्� अभिभलेख में �ो किई प्रनि�निष्ट नि�ये जा�े या नि�सी ऐसी प्रनि�निष्ट �ो कि नि��ाल�े,   उपान्तरिरत या

     प्रतितस्Fानिपत नि�ये जा�े �ा �ो किई दा�ा।
4 भू-     राजस्� या लगा� �े नि�धा�रर्ण,       माफी या नि�लम्ब� से सम्बस्थिन्धत �ो किई प्रश्न।

5      राoय सर�ार द्वारा संग्रह या भू-                  राजस्� �ी �सूली �े लिलए ऐसी सर�ार द्वारा नि�सी प्रनिMया �े प्र�त�� या इस संनिहता �े अधी� भू-
                      राजस्� �े ब�ाये �े रूप में �सूली यो किग्य नि�सी ध�राभिश या तत्समय प्र�ृत्त नि�सी अन्य नि�तिध से सम्बस्थिन्धत या उससे उत्पन्न हो कि�े

  �ाला �ो किई दा�ा।
6  राoय सर�ार,                ग्राम पंचायत या अन्य स्Fा�ीय प्रातिध�रर्ण में इस संनिहता �े अधी� नि�सी सम्पलित्त �े नि�निहत

    हो कि�े �े नि�रुद्ध �ो किई दा�ा।
7      इस संनिहता �े अधी� �ो किई जुमा��ा, लगा�,  व्यय प्रभार,           शास्थिस्त या मआु�जा �े उदग्रहर्ण या अतिधरो किपर्ण से सम्बस्थिन्धत �ो किई प्रश्न।
8                   नि�सी भूनिम से सदो किf बेदखल या बे�ब्जा नि�ये गये नि�सी भूनिमधर या असामी �े पु�ःस्Fाप� से सम्बस्थिन्धत �ो किई

प्रश्न।
9                     इस संनिहता �े अधी� नि�युक्त नि�सी राजस्� अतिध�ारी पर इस संनिहता द्वारा अतिधरो किनिपत नि�सी �त�व्य �ा अ�ुपाल� �र�े �े लिलए

    नि��श �र�े �ा �ो किई दा�ा।
10           अध्याय दो कि �े अधी� राजस्� के्षत्रों और लेखपाल सर्दि�ल �े नि�भाज�, सृज�, समामेल�,       समानिप्त या पु�ः समायो किज� से सम्बस्थिन्धत

 �ो किई प्रश्न।
11  धारा 64   या धारा 125                में उजि�लिखत भूनिम �े आ�ंट� या ऐसे आ�ंट� �ो कि रद्द नि�ये जा�े से सम्बस्थिन्धत �ो किई प्रश्न।
12  धारा 71              �े अधी� �लेक्टर द्वारा जारी नि�ये गये नि�देश पर आके्षप �र�े �ाला �ो किई दा�ा।
13  धारा 124              में उजि�लिखत नि�सी भूनिम और उस�े भाग पर �ब्जा निदये जा�े या धारा 134   या धारा 201  �े

            अधी� नि�सी व्यनिक्त �ो कि बेदखल नि�ये जा�े पर आके्षप �र�े �ाला �ो किई दा�ा।
14                    अध्याय ग्यारह �े अधी� राoय सर�ार द्वारा निदये गये नि�सी आदेश �ी नि�तिध मान्यता पर आके्षप �र�े �ाला �ो किई दा�ा।
15        नि�सी भूनिम पर �ब्जा से सम्बस्थिन्धत �ो किई दा�ा।
16      नि�सी भूनिम �े सम्बन्ध में सह-भू-         धृतितधार� �े अतिध�ारों �ो कि जिसद्ध �र�े नि�fय� �ो किई दा�ा।

 तृतीय अ�ुसूची
[  धारा 206, 207  और 208 देलिखये]
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धारा      �ाद आ�ेद� या �ाय��ानिहयों �ा नि��रर्ण   प्रारस्थिम्भ� अतिध�ारिरता
   �ा न्यायालय या

अतिध�ारी

 प्रFम अपील  निद्वतीय अपील

1 2 3 4 5

24    सीमा और सीमा तिचन्ह उप-जिजलातिध�ारी आयकु्त -

35  �ामान्तरर्ण �ाद तहसीलदार उप-जिजलातिध�ारी -

54, 56, 
57

  �ृक्षों सम्बस्थिन्धत नि��ाद �लेक्टर आयकु्त -

67       ग्राम पंचायत भूनिम से अ�ैध �ब्जे
 �ी बेदखली

  सहाय� �लेक्टर �लेक्टर -

82(2)
(ग)

       नि�सी संनि�दा या पटे्ट �े आधार पर नि�सी
       भूनिम पर �ब्जा रख�े �ाले व्यनिक्त �े

      नि�रुद्ध नि�सी भूनिमधर द्वारा बेदखली �े
 लिलए �ाद

उप-नि¤लातिध�ारी आयकु्त  राजस्� परिरfद्

85(1)     अहस्तांतरर्णीय अतिध�ार रख�े �ाले
      नि�सी भूनिमधर �े नि�रुद्ध ग्राम पंचायत

    द्वारा बेदखली �े लिलए �ाद

तद�ै तद�ै तद�ै

85 (2)      नि�सी असामी �े नि�रुद्ध नि�सी भू-  धार�
    द्वारा बेदखली �े लिलए �ाद

तद�ै तद�ै तद�ै

96 (2)   नि�सी नि�ःशक्त सह-   अंशधारी द्वारा
   नि�भाज� �े लिलए �ाद

तद�ै तद�ै तद�ै

116       नि�सी जो कित �े नि�भाज� �े लिलए
�ाद

तद�ै तद�ै तद�ै

131 
(1)

      नि�सी असामी �ी बेदखली �े लिलए �ाद उप-जिजलातिध�ारी आयकु्त  राजस्� परिरfद्

131 
(4)

      नि�सी असामी �े नि�रुद्ध ब�ायों या लगा�
    �ी �सूली �े लिलए �ाद

उप-जिजलातिध�ारी �लेक्टर शून्य

133 व्यादेश,     प्रतित�र आनिद �े लिलए �ाद उप-जिजलातिध�ारी तद�ै तद�ै

134       ह� �े निब�ा भूनिम �ा अभिभयो किग
     रख�े �ाले व्यनिक्त �े नि�रुद्ध

      बेदखली या �ु�सा�ों या दो कि�ों �े
 लिलए �ाद

उप-जिजलातिध�ारी आयकु्त  राजस्� परिरfद्

137 
(1)

�ब्जा,      प्रतित�र या व्यादेश �े लिलए �ाद तद�ै तद�ै तद�ै

139 
(1)

     लगा� �ो कि नि�यत �र�े हेतु आ�ेद� तहसीलदार उप-जिजलातिध�ारी शून्य

141 
(1)

     लगा� �े न्यू�ी�रर्ण �े लिलए आ�ेद� उप-जिजलातिध�ारी �लेक्टर शून्य

144      भूनिमधर या असामी द्वारा घो किfर्णा �े
  लिलए �ाद

तद�ै आयकु्त परिरfद्

145       ग्राम पंचायत द्वारा घो किfर्णा �े लिलए �ाद तद�ै तद�ै तद�ै

151 
(1)

       बेदखली या �ु�सा�ों या दो कि�ों �े लिलए
    नि�सी सर�ारी प टे्टदार द्वारा �ाद

तद�ै तद�ै तद�ै

           

निटप्पर्णी - धारा 82 (2) (ग) से धारा 131 (1), धारा 134, 137 (1) और धारा 139 (1) से धारा 151 (1) से सम्बस्थिन्धत प्रनि�निष्टयों में �र्णिर्णत �ादों �ी 
सु��ाई ए�ं नि�नि��य नि�सी सहाय� �लेक्टर प्रFम शे्रर्णी, (उप-जिजलातिध�ारी से भिभन्न) द्वारा भी, जिजसे �लेक्टर �े सामान्य या नि�शेf आदेश द्वारा 
स्Fा�ान्तरिरत नि�या जायेगा, �ी जायेगी।      
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12-  उत्तर प्रदेश राजस्� संनिहता, 2006 �ी धारा 214 में परिरसीमा (limitation), धारा 216 में सूच�ा �ी
तामील  (s)ervice of Notice )  ए�ं धारा  225-बी में �ैनि�एट �े सम्बन्ध में राजस्� न्यायालय  में
प्रनिMयात्म� प्रा�धा� ह।ै 

13- उ.प्र.  राजस्� न्यायालय मै�ुअल/U.P Revenue Court  Manual  �े  अध्याय  49  �े  पैराग्राफ  489  में
मध्य�त¦ ए� पक्षीय आदेश   /Ad interim ex parte order   �े नि�fय में व्य�स्Fा दी गयी ह।ै उत्तर प्रदेश राजस्�     
न्यायालय द्वारा पारिरत आदेश/नि�र्ण�य �े नि�ष्पाद� (Execution )  �े सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश राजस्� न्यायालय मै�ुअल
पैराग्राफ �े 460 में व्य�स्Fा दी गयी ह।ै
14- उत्तर प्रदेश राजस्� न्यायालय मै�ुअल में  राजस्� न्यायालय �े �ाय��ाही �े  नि�fय  में  नि�स्तृत व्य�स्Fा दी गयी
ह।ै अध्याय 1 से 5 त� व्य�स्Fा दी गयी है नि� राजस्� न्यायालय राजस्� मामलों में न्यातिय� �ाय��ाही �र�े मामलों �ा
नि�स्तारर्ण �रगेा। अतः राजस्� न्यायालय नि�स नि�fय पर , नि�स धारा में] नि�स  नि�यम �े तहत और नि�स पैराग्राफ esa
न्यातिय� �ाय��ाही  �रगेी]  इस�ा  नि�स्तृत  �र्ण��  उत्तर  प्रदेश राजस्�  न्यायालय संनिहता  2006]  उत्तर प्रदेश राजस्�
नि�यमा�ली 2016 ए�ं उत्तर प्रदेश राजस्� न्यायालय मै�ुअल में �र्णिर्णत ह।ै 

15-राजस्� न्यायालय �ो कि भी jktLo �ाद में पारिरत fu"ks/kkKk@ Injunction ds उ�ंघ� पर अ�मा��ा  �ाद चलाये
जा�े �ा अतिध�ार ह।ै 
मा��ीय  इलाहाबाद उच्च न्यायालय �े अजबलाल  ब�ाम रा�ेश �ुमार निमश्रा और अन्य   AIR 2007 ALL 158      में
पारिरत आदेश निद�ां�  30.03.2007 �े पैराग्राफ 23 में  स्पष्ट रूप से �र्ण�� नि�या ह ैनि�  राजस्� न्यायालय  नि�सी  jktLo
�ाद  (Suit  case Proceedings)  राजस्� मामलों में पारिरत  fu"ks/kkKk@  Injunction  ds उ�ंघ�  पर  अ�मा��ा �ाद
(Contempt Proceedings) आदेश 39 नि�यम 2 A में pykdj nf.Mr dj ldrk gSA 

उपरो किक्त नि�र्ण�य �ा पैराग्राफ 23 नि�म्��त उनिद्दत नि�या जा रहा ह-ै

23. For the reasons as indicated herein above, I am of the firm opinion that the provisions
of Rule 2A of  Order  39 C.P.C.  clearly apply in  respect  of  injunctions granted under
Section 229D of the U.P.Z.A. and L.R. Act, 1950 and therefore, the contention raised by
the learned Counsel for the applicant that such an application would not be maintainable
deserves to be rejected. I find myself in full agreement with the judgment of this Court
rendered in the case of State of U.P. v. Bihari Lal  2002 All LJ 2393 (supra).

16-  Judgement of Hon’ble Supreme Court And High Court:

1- ekuuh; mPp U;k;ky; fMohtu csap us fjV lh0 ua0 6061 lu 2023 ¼pUnznso flag ,oa ,d vU;
cuke m0iz0 jkT; o vU;½    es   ikfjr आदेश निद�ां�  21.07.2023 es यह �र्णिर्णत नि�या गया है  नि� राजस्�
न्यायालय �ो कि उत्तर प्रदेश jktLo न्यायालय म�ैुअल /U.P. Revenue Court Manual �ी पैराग्राफ 460 में तिQMी तFा
आदेश �ा नि�ष्पाद�  (Execution of  Decree and Order)  �ा के्षत्रातिध�ार ह।ै 
नि�र्ण�य �ा उपयकु्त भाग नि�म्��त उनिद्दत नि�या जा रहा ह&ै
In the case  Ajab Lal vs. Rakesh Kumar Mishra & Ors. Reported in AIR 2007 ALL pg. 158,  the
position as regards execution of orders passed by the revenue court was dealt  with and it  was held that the
revenue court itself are possessed with such a jurisdiction.

On the same very analogy, we permit the petitioner to institute an appropriate proceeding before the Revenue
court and in case any such proceedings are instituted, the competent court shall proceed in accordance with law
and finalize the execution proceedings without any delay. 

2.     बुधु माल   आनिद   ब�ाम महाबीर प्रसाद   आनिद     1988 (4) SCC 194  

इस मामले में मा��ीय सपु्रीम �ो किट� �े मा�ा नि� Provincial Court of Small Causes  �ी धारा 23 �े तहत लघु�ाद
न्यायालय  (Court of Small Causes ) �ो कि �ादपत्र �ापस (Return Of plaint) �र�े �ा नि��े�ातिध�ार है, खास�र जब
संपलित्त �े अतिध�ार �ा प्रश्न हो कि। यनिद उसे लगता है नि� �ाद में संपलित्त �े अतिध�ार �ा प्रश्न है जिजस�ा नि�र्ण�य �ह �हीं �र
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स�ता ह।ै �ादपत्र �ी �ापसी पूर्ण� न्याय �े लिलए आ�श्य� हो कि स�ती है, �ादपत्र �ो कि लघ�ुाद न्यायालय (Court of Small
Causes )  से �ापस ले�े और उतिचत न्यायालय में प्रस्तुत �र�े �ा नि�द̈श निदया। 

नि�र्ण�य �ा प्रासंनिग� अंश fuEuor  mfír fd;k tk jgk gS%

10. It is true that Section 23 does not make it obligatory on the Court of Small Causes to
invariably return the plaint once a question of title is raised by the tenant. It is also true
that  in a suit  instituted by the landlord against  his tenant on the basis of contract  of
tenancy,  a question of  title  could also incidentally be gone into and that  any finding
recorded by a Judge, Small Causes in this behalf could not be res judicata in a suit based
on title. It cannot, however, be gainsaid that in enacting Section 23 the legislature must
have had in contemplation some cases in which the discretion to return the plaint ought
to be exercised in order to do complete justice between the parties. On the facts of the
instant cases we feel that these are such cases in which in order to do complete justice
between the parties the plaints ought to have been returned for presentation to a court
having jurisdiction to determine the title.  In case the plea set up by the appellants that by the deed
dated  December  8,  1966 the  benefit  arising  out  of  immovable  property  which  itself  constituted  immovable
property was transferred and in pursuance of the information conveyed in this behalf by Mahabir Prasad to them
the appellants started paying rent to Smt Sulochna Devi and that the said deed could not be unilaterally cancelled,
is accepted, it is likely not only to affect the title of Mahabir Prasad to realise rent from the appellants but will
also have the effect of snapping even the relationship of landlord and tenant, between Mahabir Prasad and the
appellants which could not be revived by the subsequent unilateral cancellation by Mahabir Prasad of the said
deed dated December 8, 1966. In that event it may not be possible to treat the suits filed by Mahabir Prasad
against the appellants to be suits between landlord and tenant simpliciter based on contract of tenancy in which an
issue of title was incidentally raised. If the suits cannot be construed to be one between landlord
and tenant they would not be cognizable by a Court of Small Causes and it is for these
reasons that we are of the opinion that these are such cases where the plaints ought to
have been returned for presentation to appropriate court so that none of the parties was
prejudiced.

3.  बसंराज ब�ाम मो किती  , [2019 (11) ADJ 185]  
इस मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय �े यह स्पष्ट नि�या नि� यनिद नि�सी मु�दमे �ी स�ु�ाई नि�सी नि�शेf �ा��ू

द्वारा �र्जिजत है  vSkj दी�ा�ी अदालत �े पास ऐसे मामले �ी सु��ाई �ा के्षत्रातिध�ार �हीं है ,  तो कि उसे �ादपत्र �ो कि सीधे
खारिरज �हीं �र�ा चानिहए, इस�े बजाय उसे जिसनि�ल प्रनिMया संनिहता (CPC) �े आदेश 7 नि�यम 10 �े तहत �ादपत्र �ो कि
�ादी �ो कि �ापस �र�ा चानिहए, तानि� �ह इसे उतिचत राजस्� न्यायालय में प्रस्तुत �र स�े। जिसनि�ल प्रनिMया संनिहता �े
आदेश 7 नि�यम 10 ds स्पष्टी�रर्ण में �र्णिर्णत है नि� अपीलीय/ नि�गरा�ी जिसनि�ल न्यायालय, okn नि�चारर्ण न्यायालय �ो कि
{ks=kf/kdkj  � हो कि�े �ी दशा में पारिरत तिQMी �ो कि रद्द �रते हुए �ाद �ो कि आदेश 7 नि�यम 10(1) �े तहत सक्षम न्यायालय
में चलाये जा�े �े लिलए �ादी / �ादीगर्ण �ो कि �ापस dj ldrh हAै
 नि�र्ण�य �ा प्रासंनिग� अंश fuEuor  mfír fd;k tk jgk gS%

28. Proceeding on the well settled principle that a Court which has no jurisdiction to determine a suit ought not
decide it, there is no difficulty to hold that once it is found that the Court has no jurisdiction to decide the suit, it
ought not to dismiss for that reason; the plaint should instead be ordered to be returned for presentation to the
competent Court. It is also not that this course is open to the Trial Court alone, or that it is confined to early stages
of the Trial. The words of Order VII Rule 10 CPC express with great felicity the clear intent of the legislature that
the power to return a plaint can be exercised at any stage of the suit. The explanation added to Rule 10 of Order
VII CPC  vide  CPC Amendment Act no.104 of 1996 has made the position explicit  that a Court of appeal or
revision, may also direct return of the plaint after setting aside the decree passed in a suit, in the exercise of
powers under the said Rule. In this connection, the provisions of Order VII Rule 10 CPC may be quoted:

"10. Return of plaint.--(1)  Subject to the provisions of Rule 10-A, the plaint shall] at any stage of the suit be
returned to be presented to the Court in which the suit should have been instituted.

Explanation.--For the removal of doubts, it is hereby declared that a court of appeal or revision may direct, after
setting aside the decree passed in a suit, the return of the plaint under this sub-rule.
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(2)  Procedure  on  returning  plaint.--On  returning  a  plaint  the  Judge  shall  endorse  thereon  the  date  of  its
presentation and return, the name of the party presenting it, and a brief statement of the reasons for returning it."

29. There is, thus, apparently no difficulty to conclude that at whatever stage of the suit, be it in appeal from the
original decree, or in appeal from the appellate decree, or in revision at an interlocutory stage, wherever the Court
in seisin of those proceedings finds that the suit is not cognizable by the Court, it can and must at once set aside
the decree or order, and direct return of the plaint.  This is most true in cases where any Court finds lack of
jurisdiction with reference to subject  matter  of  the suit.  There could be some different  principles in case of
objection as to territorial or pecuniary jurisdiction, particularly, territorial, if it be not raised at the earliest stage,
but with regard to subject matter of the suit if the Court at any stage of the proceeding, or a higher Court in appeal
or revision finds that the suit is not cognizable by the Court which has determined it on merits, the determination
of a Court sans jurisdiction must be nullified with an order for return of the plaint to the Court of competent
jurisdiction

34. Echoing the same principle that where the  Court does not find itself possessed of jurisdiction, the
proper course is not to dismiss the suit, but to make an order for return of the plaint, a Division Bench
of the Madras High Court in T. Krishnaveni Ammal vs. The Corporation of Madras, held:

"As  observed  by  the  learned  Judges  in  Immandi  Appalasami  v.  Rajah  of  Vizianagaram,  25  M.L.J.  50,  the
definition of rent in S. 3, Cl. 11 of the Madras Estates Land Act does not require that the raiyat in possession
should actually use the land for the purpose of agriculture. We agree with the learned Judge on a reading of the
plaint that the suit should be treated as one for recovery of rent due from ryoti land. The suit should have been
filed in a revenue Court and not in a civil Court. As we have found that the civil Court has no jurisdiction to
entertain the suit, the proper course is to direct the return of the plaint to the plaintiff for presentation in the proper
Court. We allow the appeal, set aside the decree of dismissal passed by the learned Judge, and direct that the
plaint be presented to the proper Court, namely, the revenue Court. There will be no order as to costs in this
appeal. Costs of the suit will abide the result. The court fee paid on the memorandum of appeal will be refunded
to the appellant."

4.   प्रFम अपील संख्या   278/2024,   आसे राम ब�ाम अनिमत �ुमार  , में मा��ीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय �े
अप�े आदशे और नि�र्ण�य निद�ां� 30.09.2024 �े माध्यम से यह नि�र्ण�य निदया नि�  Commercial Court Act,

2015 �ी धारा 6 �े अ�ुसार, �ाभिर्णस्थिoय� नि��ादों �े मामले में, �े�ल �ाभिर्णस्थिoय� न्यायालय �ो कि ही �ाभिर्णस्थिoय�
मामलों �ी सु��ाई �ा अतिध�ार के्षत्र है इसलिलए, आदेश VII, नि�यम 10 और 10A �े तहत �ादपत्र �ापस नि�या
जा स�ता ह।ै
पैराग्राफ 12  और 15  �ो कि fuEuor  mfír fd;k tk jgk gS%

12) The suit for permanent injunction was filed by plaintiff/appellant restraining the defendant/respondent for
operating the brick kiln against the terms and conditions of partnership agreement dated 25.8.2027. The sole basis
of  suit  was partnership agreement  dated 25.3.2017.  The  dispute  between the parties  was purely commercial
dispute and in view of Section 6 of Commercial Courts Act, 1915, only Commercial Court has got jurisdiction to
decide the dispute. Section 6 of Commercial Courts Act is reproduced herein below:- 

6.  Jurisdiction  of  Commercial  Courts.  –  The  Commercial  Court  shall  have  jurisdiction  to  try  all  suits  and
applications relating to a commercial dispute of a Specified Value arising out of the entire territory of the State
over which it has been vested territorial jurisdiction."

15)  Learned  trial  court  after  considering  the  entire  materials  which  are  available  on  record  has  recorded
categorical  finding of  fact  that  the basis of  suit  filed by plaintiff-appellant  is  a partnership agreement dated
25.8.2017 and the dispute between the parties are purely of commercial nature and only Commercial Court has
got jurisdiction to decide the dispute between the parties. The trial court has rightly allowed the application filed
by defendant-respondent under Order 7 Rule 11(d) and returned the plaint under Order 7 Rule 10 C.P.C. The
order dated 28.9.2023 passed by the trial court is based on materials which are available on record and there is no
illegality in any manner.
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मा��ीय  उच्चतम  न्यायालय  �े  इलाहाबाद  उच्च न्यायालय  �े  नि�र्ण�य  �ो कि  जिसनि�ल  अपील  सखं्या
9481/2025 (नि�शेf अ�ुमतित यातिच�ा (जिसनि�ल) सखं्या 694/2025) में, उस�े पैराग्राफ 7 और 8 में �ुछ
संशो किध�ों �े साF, बर�रार रखा ह।ै
पैराग्राफ 7  और 8  �ो कि fuEuor  mfír fd;k tk jgk gS% 

7. If the Civil Court is of the view that the dispute being commercial in nature has to go before the
Commercial Court then the plaint has to be returned under Order VII Rule 10 CPC. The entire plaint
cannot be rejected under Order VII Rule 11 CPC. This is the only clarification which is required in the
present appeal.

8.  We dispose of this  appeal with a direction that the plaint of Original Suit  No.449/2023 shall  be
handed over to the appellant – herein – original plaintiff so as to present it before the Court of competent
jurisdiction i.e. the Commercial Court.

5.   अ¤हर हस� ब�ाम प्रFम अपर जिजला न्यायाधीश  , AIR 1998 SC 2960  

 इस मामले में ekuuh; सुप्रीम �ो किट� �े मा�ा नि� राजस्� izf/kdkjh �ो कि यह नि�धा�रिरत �र�े �ा अतिध�ार है नि� �ौ� से
व्यनिक्त भूनिम �े �ास्तनि�� �ब्जाधार� हैं। जिसनि�ल न्यायालय �ो कि इस मामले में हस्तके्षप �र�े �ा अतिध�ार �हीं है , और
�ानिदयों �ो कि राजस्� न्यायालय में जा�े �ी आ�श्य�ता ह।ै न्यायालय �े �ानिदयों �ो कि राजस्� न्यायालय में जा�े �ी
स्�तंत्रता दी और उन्हें इस मामले में समय �ी गर्ण�ा �र�े �े लिलए आ�श्य� समय दे�े �ा नि�द̈श निदया।

नि�र्ण�य �ा प्रासंनिग� अंश fuEuor  mfír fd;k tk jgk gS%

2. On reading the plaint and on understanding the controversy, we get to the view that whether those persons who
succeeded the recorded tenants,  were rightly recorded as tenants or not,  was  a question determinable by the
Revenue  authorities. Besides  that,  the  sale  deed  which  has  been  questioned on  the  basis  of  fraud,  was  not
executed by the plaintiffs but by others, and they were not parties thereto so as to allege the incidence of fraud. In
these circumstances, we are of the view that the plaint was rightly returned to the plaintiffs. They are even now at
liberty to approach the Revenue authorities and claim deduction of time spent in these proceedings, in computing
limitation for the purpose of the suit. In this view of the matter, the appeal fails and is hereby dismissed. No costs.

17-  pwWfd oknh }kjk bl �ाद में  jktLo vfHkys[k   खतौ�ी   tksr    में �र्णिर्णत आराजी संख्या ……… � के्षत्रफल
……… ए�ड़ से सम्बंतिधत नि��ाद �े सम्बन्ध  में bl flfoy U;k;ky; ls vuqrks"k izkIr djus dh ps"Vk dh x;h gS

जिजस पर  ए� मात्र {ks=kf/kdkj jktLo U;k;ky; dks m0iz0 jktLo vf/kfu;e 2006 esa of.kZr  धारा  206  सपनिuत
vuqlwph 2 और 3 में है और  जिसनि�ल प्रनिMया सनिहत �ी धारा 4, 5 � 9 ऐसे मु�दमो कि �ो कि जिसनि�ल / दी�ा�ी न्यायालयों में
चलाये जा�े �ो कि म�ा �रती है SA vr% जिसनि�ल न्यायालय �ा के्षत्रातिध�ार � हो कि�े �े �ारर्ण  mijksDr okni= flfoy
izfdz;k lafgrk ds  vkns’k 7, fu;e 10 rFkk 10, ds rgr oknh dks l{ke lacaf/kr jktLo U;k;ky; esa m0iz0
jktLo vf/kfu;e 2006 dh /kkjk 116 , 117 o अन्य सुसंगत धारा m0iz0 jktLo vf/kfu;e 2006 o fu;e 107,

108, 109 m0iz0 jktLo fu;ekoyh 2016 esa pyk;s tkus ds  fy, okil fd;s tkus ;ksX; gSA

flfoy izfdz;k lafgrk dk vkns’k 7, fu;e 10 ,oa 10, fuEuor  mfír fd;k tk jgk gS%&

vkns’k 7  ,     नि�यम   10.   �ादपत्र �ा लौटाया जा�ा  -     

(1) नि�यम 10 � �े उपबंधों �े अधी� रहते हुए, �ादपत्र �ाद �े नि�सी भी प्रMम में उस न्यायालय में उपस्थिस्Fत नि�ए जा�े �े लिलए लौटा
निदया जाएगा जिजसमें �ाद संस्थिस्Fत नि�या जा�ा चानिहए Fा।

स्पष्टी�रर्ण   -  
शं�ाओ ं�ो कि दरू �र�े �े लिलए इस�े द्वारा यह घो किनिfत नि�या जाता है नि� अपील या पु�रीक्षर्ण न्यायालय, �ाद में पारिरत तिQMी �ो कि अपास्त �र�े �े
प�ात्, इस उपनि�यम �े अधी� �ादपत्र �े लौटाए जा�े �ा नि�देश दे स�ेगा।

(2)   �ादपत्र �े लौटाए जा�े पर प्रनिMया  -
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 न्यायाधीश �ादपत्र �े लौटाए जा�े पर, उस पर उस�े उपस्थिस्Fत नि�ए जा�े �ी और लौटाए जा�े �ी तारीख      , उपस्थिस्Fत
�र�े �ाले पक्ष�ार �ा �ाम और उस�े लौटाए जा�े �े �ारर्णों �ा संतिक्षप्त �F� पृष्ठांनि�त �रगेा।

vkns’k 7  ,     नि�यम   10      � जहाँ �ादपत्र उस�े लौटाए जा�े �े प�ात् फाइल नि�या जा�ा है  ,    �हाँ न्यायालय में  
उपसंजातित �े लिलए तारीख नि�यत �र�े �ी न्यायालय �ी शनिक्त  -   

(1) जहाँ नि�सी �ाद में प्रतित�ादी �े उपसंजात हो कि�े �े प�ात् न्यायालय �ी यह राय ह ैनि� �ादपत्र लौटाया जा�ा चानिहए �हाँ �ह ऐसा �र�े �े पू��
�ादी �ो कि अप�े नि�नि��य �ी सूच�ा देगा।

(2)  जहाँ �ादी �ो कि उपनि�यम (1) �े अधी� सूच�ा दी गई हो कि �हाँ �ादी न्यायालय से-

(  � )             उस न्यायालय �ो कि नि�नि�र्दिदष्ट �रते हुए जिजसमें �ह �ादपत्र �े लौटाए जा�े �े      प�ात् �ादपत्र प्रस्तुत �र�े �ी प्रस्Fाप�ा
 �रता ह,ै

(ख)            यह प्राF��ा �रते हुए नि� न्यायालय उक्त न्यायालय में पक्ष�ारों �ी    उपसंजातित �े लिलए  तारीख   नि�यत �रे , और

(  ग )                  यह अ�ुरो किध �रते हुए नि� इस प्र�ार नि�यत तारीख �ी सूच�ा उसे और प्रतित�ादी �ो कि दी जाए ,   आ�ेद� �र स�ेगा।

(3)     जहाँ �ादी द्वारा उपनि�यम (2)                    �े अधी� आ�ेद� नि�या जाता है �हाँ न्यायालय �ादपत्र लौटाए जा�े �े पू�� और इस बात �े हो किते हुए भी
                        नि� उस�े द्वारा �ादपत्र �े लौटाए जा�े �ा आदेश इस आधार पर नि�या गया Fा नि� उसे �ाद �ा नि�चारर्ण �र�े �ी अतिध�ारिरता �हीं Fी,-

(�)            उस न्यायालय में जिजसमें �ादपत्र �े उपस्थिस्Fत नि�ए जा�े �ी प्रस्Fाप�ा है,      पक्ष�ारों �ी उपसंजातित �े लिलए  तारीख  नि�यत �रगेा, और

(ख)           उपसंजातित �ी ऐसी तारीख �ी सूच�ा �ादी और प्रतित�ादी �ो कि देगा।
(4)    जहाँ उपनि�यम (3)           �े अधी� उपसंजातित �ी तारीख �ी सूच�ा दी जाती है �हाँ-

(�)               उस न्यायालय �े लिलए जिजसमें �ादपत्र उस�े लौटाए जा�े �े प�ात् उपस्थिस्Fत नि�या जाता है,        तब त� यह आ�श्य� �हीं हो किगा नि� �ह
         �ाद में उपसंजातित �े लिलए सम� प्रतित�ादी पर तामील �रे,      जब त� नि� �ह न्यायालय ,      अभिभलिललिखत नि�ए जा�े �ाले �ारर्णों से, अन्यFा
  नि�देश � दे, और

(ख)  उक्त सूच�ा,                   उस न्यायालय में जिजसमें �ादपत्र �ो कि लौटा�े �ाले न्यायालय द्वारा इस प्र�ार नि�यत तारीख �ो कि �ादपत्र उपस्थिस्Fत नि�या जाता
है,        प्रतित�ादी �ी उपसंजातित �े लिलए सम� समझी जाएगी।

(5)      जहाँ न्यायालय �ादी द्वारा उपनि�यम (2)                  �े अधी� नि�ए गए आ�ेद� �ो कि मंजूर �र लेता है �हाँ �ादपत्र लौटाए जा�े �े आदेश �े नि�रुद्ध
     अपील �र�े �ा ह�दार �हीं हो किगा।

vkns’k

vr% mijksDr rF;ksa] fof/k O;oLFkkvksa ,oa U;kf;d fu.kZ;ksa ds  vk/kkj ij okni= esa of.kZr vuqrks"k jktLo
vfHkys[k [krkSuh tksr xzke lHkk ---------------------------------] rglhy-----------------------------] tuin -------------------------------- ds laca/k esa

m0 iz0 jktLo lafgrk 2006]  esa jktLo U;k;ky; dks Jurisdiction/{ks=kf/kdkj gSA rnkuqlkj] oknh@oknhx.k

dksa ;g okni= okil djrsa gq, lacaf/kr jktLo U;k;ky;   miftykf/kdkjh@lcfMfotuy vkfQlj@vflLVsaV

dysDVj]  rglhy---------------------------]tuin …………….. dks vknsf’kr@  नि�द̈भिशत fd;k tkrk gS fd ;fn oknh@
oknhx.k bl vkns’k ds fnukad ls ,d ekg ds varxZr okni=@izkFkZuki= fu;ekuqlkj jktLo U;k;ky; esa
lafLFkr@ दायर djrk gS rks izfroknh@foi{khx.k dks lquok;h dk volj nsrs gq, okni= ij fu;ekuqlkj न्याय

  निहत में नि�र्ण�य ysaA

                           gLrk{kj
                                tuin U;k;k/kh’k@ vij tuin U;k;k/kh’k

                                  U;k;ky; flfoy tt
                                       ¼lhfu;j fMfotu@ twfu;j fMfotu½

                                  ftyk---------------------------------------------------
                                   fnukad ------------------------------------------------
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